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अर्थव्यवस्था और बैंकिं ग

DFS ने 1.5 बिलियन डॉलर का भारत समुद्री बीमा पूल लॉन्च किया

वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने 14 मई  2026 को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का भारत समुद्री बीमा

पूल (BMIP) लॉन्च किया।

यह पहल भारतीय जहाजों के  शिपिंग जोखिमों को पूरी तरह से सुरक्षित करने के  लिए 1.4 बिलियन अमेरिकी

डॉलर (₹12,980 करोड़) की संप्रभु गारंटी प्रदान करती है।

इस पूल का मुख्य उद्दे श्य भारत के  समुद्री क्षेत्र को वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और अचानक होने वाले बीमा

व्यवधानों से पूरी तरह बचाना है।

इस वित्तीय ढांचे को वित्त मंत्रालय और प्रमुख राष्ट्रीय बीमा नियामकों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।

� स्टेटिक जीके : भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की स्थापना 1999 में हुई  थी
और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

IIT बॉम्बे में भारत की पहली CCUS सुविधा शुरू की गई

कें द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली एकीकृ त कार्बन कै प्चर, यूटिलाइजेशन एंड

स्टोरेज (CCUS) फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण हरित ऊर्जा तकनीकी समाधानों को तेजी से आगे बढ़ाने के  लिए IIT बॉम्बे में यह अत्याधुनिक शोध सुविधा

स्थापित की गई  है।

इसे औद्योगिक कें द्रों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से पकड़ने और उन्हें मूल्यवान रसायनों में तेजी

से बदलने के  लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह परियोजना सीधे तौर पर भारत के  नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के  अनुरूप है, जिसे रणनीतिक रूप से 2070 के

लिए निर्धारित किया गया है।

� स्टेटिक जीके : IIT बॉम्बे की स्थापना 1958 में यूनेस्को और सोवियत संघ की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से
की गई  थी।

अंतर्रा ष्ट्रीय संबंध

भारत ने नई  दिल्ली में 10वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की
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भारत ने 14 मई  2026 को नई  दिल्ली में ऐतिहासिक 10वें हिंद महासागर संवाद की सफलतापूर्वक मेजबानी की।

इस उच्च-स्तरीय राजनयिक संवाद में मुख्य रूप से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और संयुक्त आपदा प्रबंधन

ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान कें द्रित किया गया।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के  सदस्य देशों के  शीर्ष क्षेत्रीय राजनयिकों ने शिखर सम्मेलन में सक्रिय

रूप से भाग लिया।

यह आयोजन भारत के  SAGAR (क्षेत्र में सभी के  लिए सुरक्षा और विकास) समुद्री दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से

मजबूत करता है।

� स्टेटिक जीके : IORA की स्थापना 1997 में हुई  थी और इसका स्थायी सचिवालय एबेने, मॉरीशस में स्थित है।

साइबर सुरक्षा और बैंकिं ग

साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के  लिए I4C और RBIH के  बीच समझौता

भारतीय साइबर अपराध समन्वय कें द्र (I4C) और रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) ने औपचारिक रूप से एक

रणनीतिक MoU पर हस्ताक्षर किए।

इस आपसी समझौते का उद्दे श्य अवैध म्यूल खातों और जटिल साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की AI-आधारित पहचान

को काफी हद तक बढ़ावा देना है।

यह कें द्रीय कानून प्रवर्तन नेटवर्क  और डिजिटल बैं किंग संस्थानों के  बीच निर्बाध रियल-टाइम डेटा साझाकरण को

सीधे सक्षम करेगा।

यह अभिनव डिजिटल प्रणाली संदिग्ध लेनदेन को पहले से ही फ़्लैग करने और स्वचालित रूप से ब्लॉक करने के  लिए

गतिशील मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तैनात करती है।

� स्टेटिक जीके : RBIH को 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली विनियामक सहायक कं पनी के
रूप में लॉन्च किया गया था।

पुरस्कार और सम्मान

कु लजीत कौर मढ़स मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फे लो चुनी गईं

ISRO वैज्ञानिक कु लजीत कौर मढ़स ने मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फे लो के  रूप में चुनी जाने वाली पहली

भारतीय महिला बनकर गौरव हासिल किया।

उन्हें  अलौकिक सामग्रियों और सौर मंडल के  निर्माण पर उनके  असाधारण शोध कार्य के  लिए यह प्रतिष्ठित वैज्ञानिक

सम्मान मिला।

मेटियोरिटिकल सोसाइटी एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक संगठन है जो सख्त रूप से उन्नत ग्रहीय और

उल्कापिंड विज्ञान को समर्पित है।

उनका शानदार योगदान ISRO के  ग्रहीय अन्वेषण मिशनों जैसे चंद्रयान श्रृंखला के  लिए असाधारण रूप से

महत्वपूर्ण है।
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� स्टेटिक जीके : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की औपचारिक स्थापना 15 अगस्त, 1969 को
दूरदर्शी वैज्ञानिक विक्रम साराभाई  द्वारा की गई  थी।

राज्य योजनाएं

पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री शुभें दु अधिकारी के  निर्णायक नेतृत्व में पश्चिम बंगाल कै बिनेट ने आधिकारिक तौर पर अन्नपूर्णा भंडार

योजना को मंजूरी दे दी है।

वैधानिक रूप से 1 जून 2026 को लॉन्च होने वाली यह योजना पात्र महिलाओं को ₹3,000 की मजबूत मासिक

वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

यह औपचारिक और पूरी तरह से पिछली लक्ष्मीर भंडार योजना की जगह लेती है, जिसमें ₹1,500 से ₹1,700 के

बीच सहायता दी जाती थी।

पूर्ण नौकरशाही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के  लिए आवंटित सभी धनराशि को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली

के  माध्यम से सुरक्षित रूप से भेजा जाएगा।

� स्टेटिक जीके : सांस्कृ तिक रूप से समृद्ध पश्चिम बंगाल राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ  बांग्लादेश, नेपाल और
भूटान के  साथ साझा करता है।

नियुक्तियां और राजव्यवस्था

हिमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के  लिए असम के  सीएम के  रूप में शपथ

ली

हिमंत बिस्वा सरमा ने औपचारिक रूप से लगातार दूसरे कार्यकाल के  लिए असम के  मुख्यमंत्री के  रूप में सत्यनिष्ठा

की शपथ ली।

उन्होंने हाल ही में 2026 के  असम राज्य विधानसभा चुनावों में अपने राजनीतिक गठबंधन को एक बेहद शानदार

जीत दिलाई ।

उनके  सार्वजनिक शपथ ग्रहण भाषण में राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को तेजी से लागू करने के  तत्काल

सरकारी वादों पर प्रकाश डाला गया।

वह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और विकासात्मक नीतियों के  लिए एक कें द्रीय राजनीतिक

रणनीतिकार बने हुए हैं।

� स्टेटिक जीके : असम विधान सभा में 126 सीटें शामिल हैं , और राज्य का प्रतिष्ठित पशु एक सींग वाला गैं डा है।

नियुक्तियां और राजव्यवस्था

एन. रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुडुचेरी के  सीएम पद की शपथ ली
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ऑल-इंडिया एनआर कांग्रेस के  एन. रंगासामी ने मई  2026 में पुडुचेरी के  मुख्यमंत्री के  रूप में शपथ ली।

यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटना कें द्र शासित प्रदेश के  जटिल प्रशासन का संचालन करते हुए उनके  रिकॉर्ड

पांचवें कार्यकाल को आधिकारिक तौर पर चिह्नित करती है।

पद और गोपनीयता की संवैधानिक शपथ वर्तमान उपराज्यपाल के . कै लाशनाथन द्वारा सम्मानपूर्वक दिलाई  गई ।

वरिष्ठ सहयोगी नेताओं मल्लाडी कृ ष्ण राव और ए. नमस्सिवायम को भी नवगठित कै बिनेट में आधिकारिक तौर पर

शामिल किया गया।

� स्टेटिक जीके : पुडुचेरी कें द्र शासित प्रदेश में चार अलग-अलग असंयुक्त क्षेत्र शामिल हैं: पुडुचेरी, कराई कल, यनम
और माहे।

अर्थव्यवस्था

भारत ने सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया

भारत सरकार ने घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के  लिए सितंबर 2026 तक सभी चीनी

निर्यातों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

यह निर्णायक आर्थिक कदम तब उठाया गया जब हाल ही में घरेलू चीनी उत्पादन देश की बढ़ती खपत दरों से काफी

पीछे रह गया।

इस व्यापक निर्यात प्रतिबंध का वैश्विक चीनी बाजारों पर भारी असर पड़ेगा, जिससे ब्राजील और थाई लैंड जैसे

प्रतिद्वंद्वी कृ षि निर्यातकों को सक्रिय रूप से लाभ होगा।

पहले से मौजूद कोई  भी अंतरराष्ट्रीय निर्यात अनुबंध पूरी तरह से सख्त और पूर्व-अनुमोदित सरकारी शर्तों के  तहत ही

आगे बढ़ेंगे।

� स्टेटिक जीके : उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र  को ऐतिहासिक रूप से भारत के  पूर्णतः सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्यों
के  रूप में मान्यता प्राप्त है।

राजव्यवस्था और चुनाव

UDF ने के रलम विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की

यूनाइटेड डेमोक्रे टिक फ्रं ट (UDF) ने 2026 के  के रलम विधानसभा चुनावों में विजयी होकर शानदार वापसी की

है।

कांग्रेस के  नेतृत्व वाले क्षेत्रीय गठबंधन ने 140 सदस्यीय विधानसभा में भारी भरकम 71 सीटें हासिल कर बहुमत का

आंकड़ा पार कर लिया है।

यह व्यापक जन चुनाव परिणाम राज्य में लेफ्ट डेमोक्रे टिक फ्रं ट (LDF) के  निर्बाध एक दशक लंबे राजनीतिक शासन

का औपचारिक रूप से समापन करता है।

नए मुख्यमंत्री पद के  उम्मीदवार को लेकर शीर्ष वरिष्ठ गठबंधन नेताओं के  बीच वर्तमान में रणनीतिक चर्चाएँ  सक्रिय

रूप से चल रही हैं।
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� स्टेटिक जीके : राज्य ने कानूनी रूप से "के रलम" नाम अपनाया है, और इसकी सबसे ऊं ची भौगोलिक चोटी
पश्चिमी घाट में अनामुडी (2,695 मीटर) है।

कृ षि और अर्थव्यवस्था

भारत और IFAD ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के  लिए 8-वर्षीय रणनीति लॉन्च की

भारत और अंतर्राष्ट्रीय कृ षि विकास कोष (IFAD) ने संयुक्त रूप से 14 मई  2026 को 8-वर्षीय रणनीतिक

योजना लॉन्च की।

यह दीर्घकालिक सरकारी पहल पूरी तरह से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने और कृ षि लचीलेपन को

व्यवस्थित रूप से बनाने पर कें द्रित है।

इसका उद्दे श्य छोटे पैमाने के  किसानों को प्रतिकू ल जलवायु परिवर्तन के  प्रभावों और अनिश्चित बाजार अस्थिरताओं

के  खिलाफ आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

यह रणनीति स्मार्ट सिंचाई , डिजिटल कृ षि और ग्रामीण उद्यमिता में व्यापक बुनियादी ढांचे के  निवेश का कानूनी

वादा करती है।

� स्टेटिक जीके : IFAD संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष अंतरराष्ट्रीय कृ षि एजेंसी है जिसका मुख्यालय रोम, इटली में है।

बैंकिं ग और वित्त

RBI ने सर्वोदय सहकारी बैंक का लाइसें स रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुंबई  स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक के  परिचालन बैंकिंग लाइसेंस को बलपूर्वक रद्द

कर दिया।

कें द्रीय विनियामक बैंक ने गैर-अनुपालन के  मूल कारण के  रूप में अपर्याप्त पूंजी और कमाई  की संभावनाओं का

सीधे तौर पर हवाला दिया।

समस्याग्रस्त बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के  अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में

पूरी तरह विफल रहा।

औपचारिक परिसमापन नियमों के  तहत, DICGC सभी सत्यापित खुदरा जमाकर्ताओं के  दावों का ₹5 लाख तक

सफलतापूर्वक निपटान करेगा।

� स्टेटिक जीके : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के  तहत 1 अप्रै ल,

1935 को हुई  थी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

भारत ने एआई -सक्षम ब्लॉक-स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की
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भारत ने गर्व के  साथ अपनी पहली अत्यधिक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम ब्लॉक-स्तरीय मानसून

पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किया।

यह उन्नत तकनीकी प्लेटफॉर्म कृ षि योजना में गहराई  से सहायता करने के  लिए अत्यधिक सटीक, अति-स्थानीय

मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा।

यह जटिल अंतरिक्ष उपग्रह सेंसर से विशाल मौसम विज्ञान डेटा को लगातार संसाधित करने के  लिए गहरे मशीन

लर्निंग मॉडल का कु शलतापूर्वक लाभ उठाता है।

यह सक्रिय तकनीकी प्रणाली मुख्य रूप से हीटवेव और बेमौसम बारिश की सटीक भविष्यवाणी करके  फसल के

नुकसान को काफी कम करने के  लिए डिज़ाइन की गई  है।

� स्टेटिक जीके : भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ऐतिहासिक स्थापना 1875 में हुई  थी और इसका
वर्तमान मुख्यालय नई  दिल्ली में है।

अंतर्रा ष्ट्रीय संबंध

बीजिंग में ट्रं प और शी जिनपिंग के  साथ अमेरिका-चीन शिखर सम्मेलन आयोजित

विश्व स्तर पर बहुप्रतीक्षित राजनयिक अमेरिका-चीन शिखर सम्मेलन 14-15 मई  2026 को बीजिंग के  राजनयिक

कें द्र में हुआ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रं प के  साथ विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से गहन बातचीत

की।

गहन द्विपक्षीय रणनीतिक चर्चाएँ  मुख्य रूप से अस्थिर वैश्विक व्यापार, तकनीकी निर्यात और दक्षिण चीन सागर में

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर कें द्रित थीं।

यह प्रमुख शिखर सम्मेलन महीनों तक चले दर्दनाक पारस्परिक आर्थिक प्रतिबंधों के  बाद एक महत्वपूर्ण भू-

राजनीतिक डी-एस्के लेशन चरण को मजबूती से दर्शाता है।

� स्टेटिक जीके : पूर्वी क्षेत्रीय क्षेत्र में भारत और चीन को अलग करने वाले आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सीमांकन को
प्रसिद्ध रूप से मैकमोहन रेखा कहा जाता है।

स्वास्थ्य और समझौते

IPC ने क्षेत्रीय फार्माकोविजिलेंस को मजबूत करने के  लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) ने 14 मई  2026 को कई  महत्वपूर्ण दवा MoUs को सफलतापूर्वक

निष्पादित किया।

इन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समझौतों पर बिहार, महाराष्ट्र  और मिजोरम की आधिकारिक फार्मेसी परिषदों के  साथ

औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए।

प्राथमिक रणनीतिक लक्ष्य राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस (औषधि सतर्क ता) को बड़े पैमाने पर मजबूत करना और क्षेत्रीय

स्तर पर प्रतिकू ल दवा प्रतिक्रियाओं को सटीक रूप से ट्रै क करना है।
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यह जमीनी स्तर पर सख्त दवा सुरक्षा प्रोटोकॉल को कठोरता से लागू करने के  लिए पेशेवर फार्मासिस्ट प्रशिक्षण

कार्यक्रमों को नाटकीय रूप से बढ़ाएगा।

� स्टेटिक जीके : IPC मूल रूप से सीधे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के  तहत काम करने वाले एक
स्वायत्त संस्थान के  रूप में कार्य करता है।

राजव्यवस्था और शिक्षा

तमिलनाडु  के  सीएम विजय ने NEET को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की

तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री विजय ने आधिकारिक तौर पर विवादास्पद NEET-UG परीक्षा को देश भर में स्थायी रूप से

रद्द करने की मांग की।

14 मई  2026 को एक कड़े राजनीतिक बयान में, उन्होंने विशाल NEET-UG 2026 पेपर लीक घोटाले के  बीच

गंभीर संरचनात्मक खामियों की तीखी आलोचना की।

उन्होंने कें द्र सरकार से दृढ़ता से आग्रह किया कि वह पूरी तरह से पारंपरिक कक्षा 12 बोर्ड के  अंकों के  आधार पर

राज्य चिकित्सा प्रवेश की स्थायी अनुमति दे।

यह अत्यधिक आक्रामक मांग एकीकृ त कें द्रीकृ त प्रवेश प्रणाली के  खिलाफ तमिलनाडु  के  लंबे समय से चले आ रहे,

भयंकर राजनीतिक प्रतिरोध को तेजी से पुनर्जीवित करती है।

� स्टेटिक जीके : NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) को 2013 में पूरे भारत में सभी चिकित्सा शैक्षणिक प्रवेशों
के  लिए कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया था।


